
भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के यदु्ध के बाद शातंि उपाय के रूप मेें इस समझौते पर 1972 मेें हस्ताक्षर किए गए 
थ।े

	 1971 के यदु्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जगह बागं्लादेश नामक नये राष्टट्र का निर््ममाण हुआ।
शिमला समझौते के मखु्य बिदंओु ंपर एक नजर 

	 विवादो ंका द्विपक्षीय समाधान: दोनो ंदेशो ंन ेयह सहमति व्यक्त की थी कि वे सभी लंबित मुद््दोों  का समाधान 
द्विपक्षीय वार््तता के माध्यम से करेेंगे, जिसमेें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नही ंहोगा।

	 दोनो ंपक्ष संयकु्त राष्टट्र चार््टर के अनसुार एक-दूसरे की संप्रभतुा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर 
भी सहमत हुए थे।

	 लाइन ऑफ कंट््ररोल (LoC): यदु्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू और कश्मीर मेें जो संघर््ष विराम रेखा थी, 
उसे लाइन ऑफ कंट््ररोल (LoC) मान लिया गया।

	 संबंधो ंका सामान्य बनाना: संचार को पुनः शुरू करने, सीमा चौकियो ंकी बहाली, यात्रा सुविधाओ,ं व्यापार और 
आर्थिक सहयोग को बढ़़ावा देने तथा विज्ञान एवं संस्कृ ति के आदान-प्रदान के लिए कदम उठाने पर सहमति 
बनी।

इस समझौते के महत्वपूर््ण परिणाम

	 इसके परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने बागं्लादेश को राजनयिक मान्यता दे दी तथा भारत द्वारा पकड़़े गए लगभग 
93,000 पाकिस्तानी यदु्धबंदियो ंको रिहा कर दिया गया।

	 भारत ने यदु्ध के दौरान अधिकृ त की गई 13,000 वर््ग किमी से अधिक भमूि वापस कर दी। हालाकंि, चोरबत 
घाटी (लगभग 883 वर््ग किमी) के कुछ सामरिक क्षेत््रोों  को वापस नही ंकिया गया, जो लद्दाख मेें श्योक नदी घाटी का हिस्सा है।

भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की

अप्रैल, 202525

भारतीय नेतृत्व वाली जलवायु पहल ‘माटी कार््बन’ ने 50 मिलियन डॉलर की ‘XPRIZE कार््बन रिमूवल प्रतियोगिता’ जीती
माटी कार््बन द्वारा एनहैैंस््ड रॉक वेदरिंग मॉडल का उपयोग किया गया ह।ै यह लघु जोत वाले किसानो ंके लिए फसल की पैदावार को बढ़़ात हुए कार््बन डाइऑक्साइड (CO2) को कैप््चर करता है। यह पर््ययावरणीय 
और सामाजिक प्रभाव का एक दरु््लभ तालमेल सुनिश्चित करता है ।

	 XPRIZE की शुरुआत 2021 मेें की गई थी। यह नवप्रवर््तको ंको CO2 को कैप््चर करने के लिए स्के लेबल समाधान को साकार करने की चुनौती देता ह।ै

एनहैैंस््ड रॉक वेदरिंग मॉडल के बारे मेें

	 परिभाषा: एनहैैंस््ड रॉक वेदरिंग मॉडल मेें बेसाल्ट (या ओलिवाइन जैसी अन्य ज्वालामखुीय चट्टानो)ं 
को बारीक पाउडर के रूप मेें पीसा जाता ह ैऔर फिर इसका विविध भ-ूक्षेत््रोों  पर छिड़काव कर दिया 
जाता ह।ै उदाहरण के लिए- खेत, वन और समुद्र तट।

	 बेसाल्ट पाउडर समय के साथ अभिक्रिया करते हुए वायमंुडल से CO2 को कैप््चर करता ह ैतथा 
उसे अकार््बनिक रूप मेें तब्दील कर देता ह,ै जो झीलो,ं नदियो ंऔर महासागरो ंमेें बह जाता है।

	 बेसाल्ट मेें कैल््शशियम, मैग्नीशियम और लौह की उच्च मात्रा होती ह।ै इससे CO2 को अवशोषित 
करने की इसकी क्षमता काफी बेहतर हो जाती है।

एनहैैंस््ड रॉक वेदरिंग मॉडल के अतिरिक्त लाभ

	 कृषि संबंधी लाभ

	 मृदा स्वास्थ्य मेें सुधार के कारण फसल की पैदावार मेें वृद्धि हुई ह।ै उदाहरण के लिए- किसानो ंद्वारा 
70% अधिक उपज की सूचना दी गई है।

	 बेसाल्ट से मृदा मेें आवश्यक खनिज तत्व पहुुंचत ेहैैं, जिससे उर््वरक की लागत कम हो जाती है। 
उदाहरण के लिए- कीटनाशको ंके उपयोग मेें 65% की कमी आती है।

	 पर््ययावरण एवं पारिस्थितिकी-तंत्र संबंधी लाभ

	 बाइकार्बोनेट अपवाह के माध्यम से समदु्री जल की क्षारीयता को बढ़़ाकर महासागरीय अम्लीकरण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।
	क ार््बन को स्टोर करने की जैविक विधियो ंकी तलुना मेें यह दीर््घकालिक कार््बन भंडारण (10,000+ वर््ष) को सुनिश्चित करता ह।ै

	 स्के लेबिलिटी और व्यावहारिक लाभ

	 मौजदूा खनन संबंधी अवसंरचना के साथ विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा मेें फीडस्टॉक (जसेै, बसेाल्ट चट्टान) की उपलब्धता।
	 इसके उपयोग हते ुउच्च तकनीक वाले उपकरणो ंकी आवश्यकता नही ंहोती ह।ै इसके लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपकरणो ंका उपयोग किया जाता ह।ै

3.

1. �कसान खेत� म� पाउडर 
के रूप म� �ालामुखी
शैल को �छड़कते ह�।

4.

एनह�स्ड रॉक वेद�र�ग मॉडल कैसे काम करता है:

ये काब�नेट्स जल के मा�म से 
बहकर समुद्र म� पहंुच जाते ह�, जहां ये 
महासागरीय अ�ीकरण को कम 
करने म� मदद करते ह�।

वषार् का पानी वातावरण से 
CO2 (काबर्न डाइऑ�ाइड) 
को अवशो�षत करता है।

2.

अ�ीय वषार् इस पाउडर के साथ 
अ�भ�क्रया करती है और 
काब�नेट्स (काबर्न से बने 
यौ�गक) बनाती है।
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वैश्विक कृषि भूमि का लगभग 242 मिलियन हके्टेयर (16%) हिस्सा विषाक्त धातु प्रदषूण से प्रभावित है
यह जानकारी एक अध्ययन से सामने आई ह।ै इसमेें पाया गया कि विषाक्त धातओु ंसे होने वाले मृदा प्रदूषण का खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर काफी प्रभाव पड़ता ह।ै साथ ही, इससे सबसे अधिक प्रभावित 
क्षेत््रोों  मेें दक्षिणी चीन, उत्तरी और मध्य भारत तथा मध्य पूर््व शामिल हैैं।

मदृा मेें धातु प्रदूषण

	 भारी धातुओ ंऔर उपधातओु ंसहित विषाक्त धातएंु गैर-निम्नीकृत होती हैैं। इसलिए, ये मृदा 
मेें निक्षेपित हो कर दशको ंतक बनी रहती हैैं।

	 इसमेें शामिल भारी धातएंु हैैं- आर्सेनिक (As), कैडमियम (Cd), क्रोमियम (Cr), 
पारा (Hg), सीसा (Pb), ताबंा (Cu), जस्ता (Zn), निकल (Ni) आदि।

	 कैडमियम सर््ववाधिक प्रसार वाला प्रदूषक है, जो विश्व भर की 9% मदृा मेें सुरक्षित 
स्तर से अधिक मात्रा मेें मौजूद है।

	 मदृा मेें पहुुंचने वाली विषाक्त धातुओ ंके दो मखु्य स्रोत हैैं:

	 प्राकृतिक: ये ज्वालामुखी उद्गार/ प्रस्फुट न और वाय ुअपरदन के साथ-साथ आधार 
शैल एवं वायमंुडलीय परिवहन के माध्यम से मृदा मेें पहुुंचत ेहैैं।

	♦ आधार शैल मदृा निर््ममाण हेतु मलू सामग्री होती है। 
	 मानवजनित: इसमेें कृषि (सिचंाई, फास्फोरस उर््वरक आदि), घरेलू (पेेंट, बैटरी 

आदि) और औद्योगिक (खनन, धातु प्रगलन आदि) गतिविधिया ंशामिल हैैं।

मदृा प्रदूषण के परिणाम

	 पारिस्थितिकी-तंत्र मेें व्यवधान: यह प्राकृ तिक और कृषि  पारिस्थितिकी-तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करता ह।ै साथ ही, इससे मृदा पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओ ंमेें समग्र गिरावट भी होती ह ै
(इन्फोग्राफिक देखेें)।

	म ानव स्वास्थ्य: मृदा प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर््ष विश्व भर मेें 500,000 से अधिक लोगो ंकी असामयिक मृत्यु होती ह।ै

	 जैवसंचयन या बायोएक्युमलेुशन: इससे सजीवो ंमेें विषाक्त तत््वोों  का जवैसंचय हो सकता ह,ै जो खाद्य पदार््थ के माध्यम से मानव तक भी पहुुंच सकत ेहैैं।

	 पोषक तत्व मेें असंतुलन: यह मृदा की जवै विविधता और पोषक तत््वोों  की हानि के कारण होता ह।ै

यह रिपोर््ट संयकु्त राष्टट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलो ंके विभाग (UN-DESA) ने प्रकाशित की ह।ै यह UN-DESA का एक फ्लैगशिप प्रकाशन ह।ै यह रिपोर््ट सामाजिक विकास से जड़ुी समस्याओ ंको 
उजागर करती ह।ै

	 इस रिपोर््ट मेें तीन सिद््धाांतो ं यथा- समानता, सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा और 
सामहूिकता के आधार पर एक नई सहमत नीति बनाने का आह्वान किया गया है।

रिपोर््ट द्वारा रेखाकंित किए गए प्रमुख मदु्दे

	 असुरक्षित आजीविका और स्थायी निर््धनता जोखिम: दनुिया मेें 690 मिलियन 
लोग अभी भी चरम गरीबी मेें हैैं तथा 2.8 बिलियन लोग इस स्तर के बिल्कु ल करीब 
हैैं। इनकी स्थिति इतनी नाजकु ह ैकि छोटा-सा आर्थिक आघात इन्हहें वापस चरम 
निर््धनता मेें धकेल सकता है।

	 असमानता का लगातार बढ़ता दायरा: 128 देशो ंमेें से 52 मेें गिनी गुणाकं द्वारा 
मापी गई आय असमानता, पिछले 30 वर्षषों मेें लगातार बढ़़ी ह।ै

	 उदाहरण के लिए- चीन और भारत जसेै सघन आबादी वाले देशो ं तथा 
अधिकाशं उच्च आय वाले देशो ंमेें असमानता बढ़़ी है।

	विश्वा स और सामाजिक एकजटुता मेें कमी: लोगो ंका सरकारो ंऔर संस्थाओ ंमेें 
विश्वास वैश्विक स्तर पर कम हो रहा ह।ै इससे सामाजिक एकजटुता के समक्ष खतरा 
उत्पन्न हो गया ह।ै 

	 उदाहरण के लिए- दनुिया भर मेें 57% लोग अपनी सरकार पर कम विश्वास 
करत ेहैैं।

रिपोर््ट मेें की गई महत्वपूर््ण सिफारिशेें

	 नीति निर््ममाण मेें सामाजिक दृष्टिकोण अपनाएं: कोपेनहेगन घोषणा-पत्र (1995) 
के अनुसार, विकास के केें द्र मेें "लोग" होने चाहिए।

	 मानव विकास: सरकारो ंको गुणवत्तापूर््ण सेवाओ ं(शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास आदि) और सार््वभौमिक व पर््ययाप्त सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से लोगो ंमेें निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए।

	 सामाजिक सामंजस्य के लिए संस्थाएं: समानता सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओ ंको भरोसेमंद, समावेशी और अनुकू लनीय बनाने की आवश्यकता ह।ै

संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर््ट, 2025 असुरक्षा, असमानता और अविश्वास के कारण उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट की चेतावनी 
दतेी है
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  सामा�जक �वकास के �लए �व� �शखर स�ेलन

 गरीबी उ�ूलन
गरीबी को समा� करना नै�तक और सामा�जक दा�य� दोन� के रूप म� �ीकार �कया गया।

पूणर् रोजगार 
पूणर् और उ�ादक रोजगार को एक प्रमुख ल� के रूप म� बढ़ावा �दया गया।

  सामा�जक एक�करण
समाज के सभी वग� के �लए सामा�जक समावेशन और एक�करण को बढ़ावा देने पर ज़ोर �दया गया।

 मु� प्र�तब�ताएं 

कोपेनहेगन घोषणा-पत्र को 1995 म� सामा�जक �वकास पर �व� �शखर स�ेलन 
म� अपनाया गया था। इसका उ�े� था- "�वकास के क� द्र म� लोग� को रखना।"

 उ�े�

 सामा�जक �वकास पर कोपेनहेगन 
घोषणा-पत्र (1995)
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भारत के निर््ववाचन आयोग (ECI) द्वारा चुनाव सुधार के लिए गए उठाए गए कदम:
	 सिस्टेमटिक वोटर््स एजकेुशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP): इसे भारत की 

चुनावी प्रक्रिया मेें मतदाताओ ंकी भागीदारी बढ़़ाने के लिए ECI द्वारा 2009 मेें लॉन्च किया 
गया था।

	 आम चुनाव 2024 मेें पात्र मतदाताओ ंके लिए घर से मतदान की सुविधा:  85 वर््ष से अधिक 
उम्र के वरिष्ठ नागरिको ंऔर 40% से अधिक दिव््याांगता वाले दिव््याांगजनो ंको घर से मतदान 
करने की सुविधा दी गई। 

	 डुप्लीकेट मतदाता पहचान-पत््रोों  को निरस्त करना (2025): यह कार््य वर््तमान मेें भारतीय 
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सहयोग से किया जा रहा है। 

3/4

सुप्रीम कोर््ट ने केें द्र सरकार को निर््वविरोध निर्वाचित उम्मीदवार के मामले मेें भी न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार््य करने पर विचार करने 
का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर््ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करत ेहुए उपर््ययुक्त सुझाव दिया, ताकि लोकतंत्र मेें जन-प्रतिनिधित्व की भावना बनी रह।े
	 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) मेें निर्विरोध निर््ववाचन यानी एक ही प्रत्याशी के उम्मीदवार होने की स्थिति मेें उस उम्मीदवार के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया ह।ै 

 सुप्रीम कोर््ट की प्रमखु टिप्पणिया:ं
	 लोकतंत्र और बहुमत का सिद््धाांत: शीर््ष न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत के सिद््धाांत पर आधारित ह,ै 

अतः निर्विरोध चुनाव मेें भी यह आवश्यक होना चाहिए कि उम्मीदवार को न्यूनतम मत प्रतिशत प्राप्त हो। 
	 जन-प्रतिनिधित्व: न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ह ै कि बिना किसी प्रतिस्पर््धधा के निर््ववाचित 

उम्मीदवार को भी जनता का पर््ययाप्त समर््थन प्राप्त होना चाहिए।
चुनाव सुधारो ंपर सुप्रीम कोर््ट के पूर््व के ऐतिहासिक निर््णय:

	 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटि क रिफॉर्मम्स (ADR) बनाम भारत संघ (2002) वाद: इस निर््णय मेें सुप्रीम 
कोर््ट ने उम्मीदवारो ं के लिए अपनी आपराधिक, वित्तीय व शैक्षणिक जानकारी को सार््वजनिक करना 
अनिवार््य किया। 

	 पीपल्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (2013) वाद: इलेक्ट्रॉनिक वोटिग 
मशीन (EVM) पर नोटा (NOTA) विकल्प की शुरुआत की गई। मतदाताओ ंको चुनाव मेें उम्मीदवारो ं
को अस्वीकार या ख़ारिज करने का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर््ट के अनुसार यह अधिकार संविधान के अनचु्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओ ंके 'राइट टू चॉइस” का मूल अधिकार ह।ै

	 लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) वाद: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया गया। इससे दोषी ठहराए गए सासंदो ंया विधायको ंको तत्काल अयोग्य ठहराने का मार््ग प्रशस्त 
हुआ।  

	 लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2013) वाद: चुनाव संबंधी विवादो ंके त्वरित समाधान की वकालत की गई। इसमेें समय पर न्याय सुनिश्चित करने और पारदर्शिता पर जोर दिया गया।
	 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटि क रिफॉर्मम्स (ADR) बनाम भारत संघ (2024) वाद: चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके माध्यम से राजनीतिक चंदे मेें पारदर्शिता बहाल की गई।

अन्य सुर््खखि ़यां

भारत ने हीमोफीलिया के जीन थेरेपी उपचार के क्षेत्र मेें एक बड़ी सफलता हासिल की ह।ै यह सफलता 
बेेंगलुरु स्थित BRIC-inStem मेें हासिल की गई ह।ै  

	 हीमोफीलिया एक वंशानगुत रक्तस्राव विकार (inherited bleeding disorder) ह।ै इस 
बीमारी मेें शरीर का रक्त सही ढंग से थक्के  (clot) नही ं बनाता, जिससे मामूली चोट मेें भी 
अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता ह।ै

BRIC-inStem के बारे मेें:

	 inStem यानी इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन बेेंगलुरु मेें स्थित एक 
अत्याधनुिक अनुसंधान संस्थान है। 

	 यह संस्थान बायोटेक्नोलॉजी रिसर््च एंड इनोवेशन काउंसिल (BRIC) के तहत कार््य करता ह।ै 

	 भारत सरकार द्वारा 2023 मेें स्थापित BRIC के तहत 14 स्वायत्त जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कार््य 
करत ेहैैं।

BRIC-inStem

अतंर््रराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की नई रिपोर््ट के अनुसार, कार््यस्थल पर एल्गोरिदमिक प्रबंधन के बढ़त े
उपयोग से कार््य-दशाओ ंमेें गिरावट आ रही है।

 एल्गोरिदमिक प्रबंधन क्या है?

	 एल्गोरिदमिक प्रबंधन का आशय ह-ै कार्ययों के आवंटन, निगरानी और मलू््याांकन की प्रक्रिया को 

बड़़े पैमाने पर डेटा संग्रहण, निगरानी, रीयल-टाइम निर््णय, और मैट््ररिक्स-आधारित मलू््याांकन के 
माध्यम से संचालित करना।  

	 पारंपरिक रूप से मानव प्रबंधको ंद्वारा किए जाने वाले कार्ययों को ऑटोमेशन के जरिये संपादित करने 
या उन्हहें सहायता देने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्ननिंग, जियोलोकेशन और वियरेबल 

डिवाइसेज़ जसैी डिजिटल तकनीको ंका उपयोग किया जा रहा ह।ै  

	 एल्गोरिदमिक प्रबंधन का विस्तार गोदामो ं(Warehouses), फैक्ट्रियो,ं कॉल सेेंटर, परिवहन 

और डिलीवरी सेवाओ ंजैसे पारंपरिक क्षेत्रको ंमेें भी हुआ है। 

एल्गोरिदमिक प्रबंधन (Algorithmic Management - AM)

भारत ने वित्त वर््ष 2024–25 मेें अतंर्देशीय जलमार्गगों के ज़रिए रिकॉर््ड 145.5 मिलियन टन कार्गो 

परिवहन की उपलब्धि हासिल की। यह वित्त वर््ष 2013–14 के 18.1 मिलियन टन की तलुना मेें भारी 
वृद्धि ह।ै 

	 यह 20.86% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) को दर््शशाता ह।ै

मखु्य बिदं:ु

	म रीटाइम अमतृ काल विज़न के अतंर््गत भारत के निम्नलिखित लक्ष्य हैैं- 

	 कुल माल ढलुाई मेें अतंर्देशीय जल परिवहन (IWT) की हिस्सेदारी मौजदूा 2% से 

बढ़़ाकर 5% करना।

	क ार्गो ट््ररैफिक को 2030 तक 200+ मिलियन मीट््ररिक टन और 2047 तक 500+ मिलियन 

मीट््ररिक टन करना।

	 राष्ट्रीय जलमार्गगों की संख्या 2014–15 मेें 5 थी, जो बढ़कर 2023–24 मेें 111 हो गई। इनकी 
ऑपरेशनल लंबाई 2,716 किलोमीटर से बढ़कर 4,894 किलोमीटर हो गई है।

अंतर्देशीय जलमार््ग (Inland Waterways)

विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर केें द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय शून्य 
खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान (National Zero Measles-Rubella Elimination 
Campaign) की शुरुआत की।

खसरा (Measles) और रूबेला क्या हैैं?

	 ये दोनो ंवायरस से फैलने वाली अत्यधिक संक्रामक बीमारिया ं हैैं। ये बच््चोों  मेें गंभीर बीमारी, 
आजीवन विकार और यहा ंतक कि मृत्यु का कारण बन सकती हैैं।

	 भारत ने 2026 तक खसरा और रूबेला के पूर््ण उन्मूलन का लक्ष्य निर््धधारित किया ह।ै

	 सार््वभौमिक टीकाकरण कार््यक्रम (UIP) के तहत खसरा-रूबेला (MR) वैक्सीन की दो मफु्त 
खरुाकेें  दी जाती हैैं।

	स्वा स्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के 2024-25 के आकंड़़ोों  के अनुसार पहली 
खरुाक के लिए भारत का कवरेज 93.7% है, जबकि दूसरी खरुाक के लिए 92.2% ह।ै

खसरा-रूबेला
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भारत सरकार ने भूमिगत कोयला खनन को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की 
घोषणा की। 

	 इन प्रोत्साहनो ंका उद्देश्य इस क्षेत्र मेें निवश को बढ़़ावा देना और खनन कार््य को लाभकारी बनने 
मेें लगने वाले लंब ेसमय से जुड़ी समस्याओ ंका समाधान करना है।

	 भूमिगत खनन सतह पर खनन की तलुना मेें भूमि की सतह पर कम व्यवधान उत्पन्न करता ह।ै इससे 
भमूिगत खनन पर््ययावरणीय रूप से अधिक अनकूुल माना जाता ह।ै 

 प्रमखु प्रोत्साहन उपाय

	 फ्लोर रेवेन्यू शेयर मेें कमी: भूमिगत कोयला खदानो ंके लिए न्यूनतम राजस्व हिस्सेदारी को 4% 
से घटाकर 2% कर दिया गया ह।ै इससे वित्तीय बोझ कम होगा और परियोजनाओ ंको लाभकारी 
बनाया जा सकेगा। 

	 अग्रिम भगुतान से छूट: भूमिगत खनन परियोजनाओ ं के लिए अनिवार््य अग्रिम भगुतान की 
आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया ह।ै इससे निजी क्षेत्रक की भागीदारी को 
बढ़ावा मिलेगा।

भूमिगत कोयला खनन 

केें द्रीय चिड़़ियाघर प्राधिकरण (CZA) की एक रिपोर््ट के अनुसार, वर््तमान मेें भारत के किसी भी 
चिड़़ियाघर मेें कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कोई प्रजनन कार््यक्रम शुरू नही ंकिया गया ह।ै

कस्तूरी मगृ के बारे मेें

	क स्तूरी मृग छोटे व अकेले रहने वाले खुर वाले शाकाहारी जीव हैैं। ये मुख्यतः रात या संध्या के 
समय विचरण करत ेहैैं। इनका संबंध मोस्किडाए फैमिली से ह।ै

	क स्तूरी मृग की कुल 7 प्रजातिया ं (जसेै- कश्मीर कस्तूरी मृग, अनहुई कस्तूरी मृग आदि) हैैं। 
ये एशिया के लगभग 13 देशो ं जैसे- भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भटूान, चीन, म््याांमार, रूस 
(साइबेरिया) आदि मेें पाए जात ेहैैं।

	 इनका शिकार मुख्यतः 'कस्तूरी ग्रंथि ' के लिए किया जाता ह।ै यह ग्रंथि  केवल व्यस्क नर मगृो ंमेें 
पाई जाती ह।ै नर मृग मादा साथी को आकर्षित करने के लिए इसका स्राव करत ेह।ै कस्तूरी का 
इत्र उद्योग मेें अत्यधिक महत्त्व है।

	 पर््ययावास: असकोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, आदि।

संरक्षण स्थिति

	 IUCN: एंडेेंजर््ड (केवल साइबरेियाई कस्तूरी मृग ही वल््नरेबल श्रेणी मेें ह)ैI

	 CITES: परिशिष्ट-I (केवल अफ़गानिस्तान, भूटान, भारत, म््याांमार, नेपाल और पाकिस्तान मेें 
पाई जाने वाली आबादी; अन्य सभी आबादी परिशिष्ट-II मेें शामिल हैैं)I

	 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I मेें सूचीबद्ध।

CCS ने पहलगाम आतंकवादी घटना पर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया।

CCS के बारे मेें

	 संरचना: इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करता ह।ै इसमेें वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री शामिल 
होत ेहैैं। जरुरत पड़ने पर रक्षा प्रमखुो ंऔर वरिष्ठ नौकरशाहो ंको भी बठैक मेें बलुाया जा सकता 
ह।ै

	 कार््य:

	 यह राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा निकायो ंमेें प्रमखु नियकु्तियो ंपर महत्वपूर््ण निर््णय लेती 
ह।ै

	 यह आतंरिक सुरक्षा, काननू एवं व्यवस्था, सुरक्षा चितंाओ ंवाले विदेशी मामलो ंआदि पर 
चर््चचा करती ह।ै

मंत्रिमडलीय समितियो ंके बारे मेें

	 इनका गठन प्रधान मंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के चयनित सदस््योों  के साथ मिलकर किया जाता ह।ै

	 इस समय कुल 8 मंत्रिमडलीय समितिया ंहैैं। इनमेें आर्थिक मामलो,ं राजनीतिक मामलो,ं और 
संसदीय मामलो ंजसैी समितिया ंशामिल हैैं।

सुरक्षा मामलोों पर मंत्रिमंडलीय  समिति (CCS)

डिजिलॉकर

केें द्रीय यवुा कार््यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गाधंी स्टेडियम मेें 
डिजिलॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण-पत्र जारी करने का शुभारंभ किया।

	म हत्त्व: डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किए जाने वाले खेल प्रमाण-पत््रोों  को जल्द ही नेशनल 
स्पोर््टट््स रिपॉजिटरी सिस्टम (NSRS) के साथ जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी नकद पुरस्कारो ंका 
स्वचालित भगुतान सीधे एथलीटो ंके बैैंक खातो ंमेें हो सकेगा।

डिजिलॉकर के बारे मेें

	 लॉन्च: 2015 मेें। यह सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर््म है।

	 मंत्रालय: यह डिजिटल इंडिया कार््यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
(MeitY) की प्रमुख पहल ह।ै

	 उद्देश्य: नागरिको ंको उनके डिजिटल डॉक्यूमेेंट वॉलेट मेें प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़़ोों  तक पहुुंच 
प्रदान करके उनका ‘डिजिटल सशक्तीकरण’ करना।

भारत सरकार ने घोषणा की ह ैकि पाकिस्तान के नागरिक अब सार््क  वीज़ा छूट योजना (SVES) के 
अतंर््गत भारत की यात्रा नही ंकर सकेें गे।  

सार््क  वीज़ा छूट योजना (SVES) के बारे मेें:

	 शुरुआत: यह योजना 1992 मेें शुरू की गई थी। 1988 मेें इस्लामाबाद मेें आयोजित चौथे सार््क  
शिखर सम्मेलन मेें इस वीज़ा की शुरुआत के बारे मेें निर््णय लिया गया था।

	 उद्देश्य: सार््क  सदस्य देशो ंके बीच जनसंपर््क  को बढ़़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबतू 
करना।

	 लाभार्थी वर््ग: इस योजना के अतंर््गत 24 श्रेणियो ंके व्यक्ति बिना वीज़ा के यात्रा करने के लिए 
पात्र थ।े इनमेें गणमान्य व्यक्ति, उच्चतर न्यायालयो ंके न्यायाधीश, सासंद आदि शामिल हैैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के बारे मे

	स्था पना: इसकी स्थापना 1985 मेें ढाका मेें सार््क  चार््टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 

	 सदस्य: सार््क  के सदस्य हैैं- अफगानिस्तान, बागं्लादेश, भटूान, भारत, मालदीव, नेपाल, 
पाकिस्तान और श्रीलंका।

सार््क  वीज़ा-छूट योजना (SAARC Visa Exemption Scheme- 
SVES)

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेेंस (AI) मेें महिलाओ ंको सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल ‘AI 
किरण’ की शुरुआत की।

AI किरण के बारे मेें

	 उद्देश्य: महिलाओ ंको इनोवेटर, चेेंजमेकर और लीडर के रूप मेें उभरने मेें सहायता प्रदान करने हते ु
एक जीवत AI समुदाय को बढ़़ावा देना।

	 नेतृत्व: भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार््ययालय।

	 फोकस क्षेत्र: यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जसेै अहम क्षेत््रोों  मेें AI मेें प्रगति को आगे बढ़़ाने वाली 250 
से अधिक महिलाओ ंके योगदान को उजागर करने पर केें द्रित ह।ै

किरण योजना के बारे मेें

	 KIRAN/ किरण (नॉलेज इन्वॉल्वमेेंट इन रिसर््च एडवासंमेेंट थ्रू नर््चरिंग) योजना विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा शुरू की गई थी

	 उद्देश्य: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मेें महिलाओ ंका समर््थन एवं सशक्तीकरण करके लैैंगिक 
समानता को बढ़़ावा देना।

AI किरण 

कस्तूरी मृग 

http://www.visionias.in/
http://www.visionias.in/
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